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 Seventeenth  Loksabha

 an>

 Title:  Regarding  alleged  irregularities  in  MNREGA’s  in  Shivhar,Sitamadhi  and  East  Champaran

 districts.  श्रीमती रमा  देवी  (शिवहर):  सभापति  महोदय,  आपने  मुझे  शून्य  काल  में  बोलने  का  समय  दिया,  इसके  लिए  मैं  आपका

 धन्यवाद करती  हूँ  |

 महोदय,  मैं  सदन  का  ध्यान  अपने  संसदीय  क्षेत्र  अंतर्गत  के  शिवहर,  सीतामढ़ी  एवं  पूर्वी  चम्पारण  जिले  में  मनरेगा  योजना  में

 व्याप्त  अनियमितता  की  ओर  आकृष्ट  कराना  चाहती  |

 महोदय,  शिवहर,  सीतामढ़ी  एवं  पूर्वी  चम्पारण  जिला  एक  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है,  जहाँ  वित्तीय  वर्ष  2019-20,  2020-21  एवं

 2021-22  में  मनरेगा  योजना  से  कराये  गये  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  काफी  अनियमितता  बरती  गई  है  ।  क्षेत्र  भ्रमण  के  दौरान

 समीक्षा  करने  पर  इन  योजनाओं  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  साफ  प्रतीत  होता  है  |

 मुझे  जानकारी  दी  गई  है  कि  जल  संरक्षण,  बागवानी,  लघु  सिंचाई,  तालाब  निर्माण  जैसे  अधिकांश  मिट्टी  वाले  कार्यों  में  मजदूरों

 के  स्थान  पर  ट्रैक्टर,  जेसीबी  इत्यादि  का  उपयोग  करके  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  मजदूरी  की  राशि  का  अधिकारियों  की  मिलीभगत

 से  बंदरबांट  किया  गया  है  |  पक्के  कार्य  की  योजनाओं  के  निर्माण  में  गुणवत्ता  का  घोर  अभाव  है  |  बकरी  शेड  निर्माण,  पोखर  निर्माण  व

 उगाही,  गौशाला  निर्माण  कार्य,  बागवानी  एवं  वृक्षारोपण  सहित  कई  योजनाओं  का  निर्माण  कार्य  पूरा  किये  बिना  पुरानी  योजनाओं  को

 दिखा  कर  राशि  का  उठाव  हो  चुका  है  |

 माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  नरेन्द्र  मोदी  जी  के  नेतृत्व  में  केंद्र  सरकार  मनरेगा  योजना  में  अधिक  से  अधिक  राशि  का  आवंटन  करके

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निवास  करने  वाले  गरीब  व  कमजोर  परिवार  के  लोगों  को  कम  से  कम  100  दिनों  का  रोजगार  प्रदान  करने  सहित  गांवों

 निर्धारित  लक्ष्य  के  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रही  है  |

 महोदय,  अब  मैं  सरकार  से  अपनी  माँग  कर  लेती  हूँ।  अब  सदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  होगा  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  के

 शिवहर,  सीतामढ़ी  एवं  पूर्वी  चम्पारण  जिलों  में  मनरेगा  योजना  से  विगत  तीन  वर्षों  में  निर्माण  की  गयी  योजनाओं  की  केंद्रीय  टीम  से

 जांच  कराते  हुए  विधि  सम्मत  कार्रवाई  की  जाये  |
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